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सं . प्रो. वि. फरीदाबाद/ 41-85/ 15521.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० राल ग्राम पाटोमैटिव 
काम्पोनेट लि . 1411 , मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री निरंजन शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- प्रम G8/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम 88 - श्रम / 5712 : 245. दिनांक 7 फरवरी, 1953, द्वारा उक्त अधिनियमा 

के धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामल 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद सं सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 

क्या श्री निरंजन शर्मा को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० /फरीदाबाद/ 32-85/ 15528.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं मेहरावत इन्जी ० वर्कस, 
प्लाट नं . 214, सेक्टर-4 फरीदावाद , के अमिक श्री राम सेबक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद तिखित मामले 
में कोई भद्योगिक विवाद है 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत. निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है 


इसलिए. अब . प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415 - : - श्रम 68/15254. दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं 0 11 495 - जी - श्रम - 88 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के मधोन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादमरत या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये 
निर्दिष्ट परते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 


- 


मामला 


श्री राम सेवक की सेवापो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 15 अप्रैल , 1985 


म . प्रो.वि.यमुनानगर/ 115-84/ 15680.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है 

राज्यपाल को राय है कि म ० जनरल मैनजर , 
हरियाणा राज्य परिवहन , यमुनानगर ( 2 ) परिवहन आयुक्त , हरियाणा, चण्डीगढ़ , के श्रमिक श्री सुरेश कुमार तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा 
उक्त मधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है: 

क्या श्री सुरेश कुमार की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार 


- 


र प्रो..करीर बाद 30-85/ 15687.-- कि हरियाणा में रामराल को राप है कि मैं करच आटो लि .. प्लाट 
नं . 1 : 1-112 , अटर , फरीदाबाद के श्रमिक श्री ओम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई पौधोगिक विवाद है ; 

पोर चूंकि हरियाणा के राज्यपार विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, नव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
गकिारों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्य गज इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415- श्रम / 08/ 15254,दिनांक 20 जून , 
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1983. साप रहने हो प्रविन बना सं. 11435 - जो - अम / 9 ९ - या 57/11343 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
प्रधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद. को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीने लिखा मामला 
पायाने के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से नुसंगत 
अपया सम्बन्धित मामला है: 


स्या श्री प्रोम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं. तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि ./ रोहतक 240-84/ 1569 4. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि ( 1 ) भै ? चेयरमैन , हरियाणा 
कोरेस्ट डिअनाप-ट बोई, चण्डीगढ़ 2. फोरेस्ट डिविजनल प्राफिसर, प्रोडक्शन रिविजन , रोहतक के श्रमिक श्री राम नारायण 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रत्र , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. को धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रशन की गई 
शस्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं . 9841-1 - श्रम -30/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए . एन.यो.( ई).- श्रम -70/ 1348, दिनांक :: मई, 1970 द्वारा 
उक्त मधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उपप सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि रक्त प्रबन्धकों तथा यमिक के बोच या तो विवाद मामला है गा दक्त विशद 
से सुसंमत या संबंधित मामला है : 


क्या श्री राम नारायण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? पदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० प्रो ० वि ०/फरीदाबाद/ 51-85/ 1570 4.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 

राय है कि मै ० मोर्य उद्योग 
लि .. सोहना रोड , सेक्टर 25 बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री श्री प्रण मोर्य तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये. अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3- श्रम -68/ 15251, दिनांक 20 
जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 1149 5- जी - श्रम 86- श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958. द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गस्ति श्रम न्यायालय, परीदाबाद . को विवादास्त या उससे समरत या उसरे मा Eि T नरे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या लो विवादग्रस्त मामला है या विवाद मे सरत 
अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री श्री कृष्ण मोर्य की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि परीदाबाद/ 18-85/ 157 11.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . मोयाँ उद्योग लि . सोहना 
रोह सेक्टर-25, बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री जय भगवान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिये . अत्र , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसचना सं. 54 15-3-- श्रम / 68/1525 4, दिनांक 20 जून . 1963 
के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम 18- श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा इण्ट धिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री उस भगवान की सेवानों का समापन न्यायोचित स्था ठ क है ? दि नहीं, तो वह विस महत ६ है ? 
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सं . प्रो . वि ०/15718. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै माकिट कभेटी पिलुम्बेड़ा ( जीन्द ), के 
श्रमिक श्री रामेश्वर प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के विच इसमें इसके बाद लिग्वित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विनाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम-70 / 32575, दिनांक 6 नवम्बर, 
1972 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए-एस -- प्रो . ( ई ) -श्रम/ 70/1348, दिनांक 8 मई, 19 : 0, द्वारा उक्त अधिनियम 
को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के को या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद में सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री रामेश्वर प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो- वि ०/भिवानी/58-84/357 25.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है ( 1 ) म . परिवहन आयुक्त, 
हरियाणा, चहागड़, ( 2 ) हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी , के श्रमिक श्री हरि सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है । 


और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


- 


इसलिये, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शीरों का प्ररो र हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम 70/32573,दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3854 -ए - एस - प्रो . ( ई) -श्रम/ 70/ 1348, दिनांक 3 मई, 1970,द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है 


IN 


rishi 


क्या श्री हरि सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोरित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह वि २६ व 

सं . मो.नि /सोनीपत!: 59-83/25733.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपास की राय है । मै ० जनरल मैनेजर, दी सोनीपत 
डिस्ट्रीक्ट को . प्रोपरेटिव मिल्क प्रोडुसर यूनियन लि . सोनीपत, के भनिकों श्री प्रेम सिंह तथा उसके प्रबपो के बीच इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवार को स्थानिय हेतु निविष्ट करता बांछनीय समझते हैं । 
इस लिए, अत्र, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के मण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते दर , हरियाणा के राज्यशल इसके द्वारा तरकारी अधिसूचना सं. 9641--1-अम / 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 19702 
साप गठित सरकारी अधिसूचना सं. 386 - ए- एस -प्रो- ( ई ) श्रम -70/ 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के पत्रोन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला ग्यायनिर्णय 
के लिए निविष्ट करते है, मो कि रगत प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाठ से सुसंगत या 
संबंधित मामला । : -- 

क्या श्री प्रेम सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 15 अप्रैल , 1985 


सं.ओ. वि ./पानीपत / 32-85/ 15927.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सुपर रबड़ इण्टरप्राईजिज 
जी . टी . रोड़, करनाल , के श्रमिक श्री बाबू लाल तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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(PART 1 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम . 1947 की धारा 10 की उपधारा ( ! ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) 94-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत पा उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: -- 


क्या श्री बाबू लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ओ. वि ./पानीपत / 41-85/ 15933.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बजाज इन्डस्ट्रीज , इन्डस्ट्रीयल 
एरिया , कुन्नपुरा रोड़. करना 7. के श्रमिक श्री फकीर चन्द तथा उसका प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में 
कोई औद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) -84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है मा विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री फकीर चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार 


? 


दिनांक 19 अप्रैल, 1965 
सं . प्रो . वि /फरीदाबाद/ 100-83/ 166 63.-~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं ० परिवहन प्रायक्त , हरियाणा, 
चण्डीगढ़ ( 2 ) हरियाणा राज्य परिवहन , फरीदाबाद , के अमिक श्री राम शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई पौधोगिक विषाद है ; 


.. 


मोर कि हरिया के राज्यपाल विवाद को मायनिगंपहेतु निर्दिष्ट मरमा कांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- प्रम -68/ 15254. दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -६ - श्रम/ 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 25 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संवन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित 
मामला है : ---- 

क्या श्री राम शंकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० पो ० वि ०/फरीदाबाद/ 46-8 5/16871.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० माईको मशीन टूल्ज , 31 - सो , 
डो.एल.एफ. , फरीदाबाद , के पर्मिक श्री भगवत प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वा लिखित मामले में 
कोई मायोगिक विवाद है ; 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाटनीय सरमत है ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम 65/15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम 88- श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 1 रा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे संबंधित नीवेलिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद में सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री भगवत प्राद को से पात्रों का सभात न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


r 


